भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2133
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता
2133.
श्री प्रताप सिंह बाजवाः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार ने ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता को मापने के लिए कोई सर्वेक्षण किए हैं;

(ख)
यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ)
ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग एजेंटों के अनुपात का पंजाब सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ)
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता में सुधार के लिए व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है; और
(च)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार उसके द्वारा 29 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर) में पैन-इंडिया वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत, वित्तीय साक्षरता का मूल्यांकन तीन घटकों, नामतः वित्तीय ज्ञान, मनोभाव एवं व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय ज्ञान, वित्तीय मनोभाव और वित्तीय व्यवहार के तीनों घटकों के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 7, 5 तथा 9 है। इन तीनों घटकों में भारत का औसत अंक क्रमशः 3.7, 2.6 तथा 5.6 है और वित्तीय साक्षरता के लिए औसत अंक कुल 21 अंक में से 11.9 है।
आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार, यद्यपि सर्वेक्षण के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में राज्य-वार वित्तीय साक्षरता अंक उपलब्ध नहीं हैं तथापि, मंडल-वार अंक उपलब्ध है। विभिन्न मंडलों हेतु औसत अंक निम्नानुसार है-
	मंडल
	कुल वित्तीय साक्षरता अंक
	शहरी
	ग्रामीण

	उत्तर
	11.5
	11.5
	11.5

	पूर्व
	12.1
	12.1
	12.1

	मध्य
	12.4
	12.5
	12.1

	पश्चिम
	12.6
	12.6
	12.5

	दक्षिण
	11.0
	11.2
	10.3


स्रोतः आरबीआई
(घ): ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की तुलना में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकिंग एजेंटों के अनुपात से संबंधित आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।
तथापि, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत सभी गांवों को 1.59 लाख उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में मैप किया गया है, जहां प्रत्‍येक एसएसए 1000 से 1500 घरों को कवर करता है। 1.59 लाख एसएसए में से लगभग 1.26 लाख एसएसए अंतरपरिचालनीय व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा कवर किए गए हैं जबकि 0.33 लाख एसएसए बैंक शाखाओं द्वारा कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बीसी के साथ कवर किए गए एसएसए की संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में है।
(ड.) और (च): आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं तथा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता हेतु कैंपों का आयोजन किया जाता है।

***
	अनुबंध
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राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
	कारोबार प्रतिनिधि के द्वारा कवर किए गए एसएसए की संख्या

	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	26

	आंध्र प्रदेश
	6400

	अरुणाचल प्रदेश
	82

	असम
	3232

	बिहार
	10466

	चंडीगढ़
	5

	छत्तीसगढ़
	2495

	दादर और नगर हवेली
	28

	दमन और दीव
	6

	दिल्ली
	18

	गोवा
	61

	गुजरात
	5829

	हरियाणा
	2105

	हिमाचल प्रदेश
	1729

	जम्मू और कश्मीर
	1024

	झारखंड
	3233

	कर्नाटक
	5154

	केरल
	1488

	मध्य प्रदेश
	10383

	महाराष्ट्र
	11780

	मणिपुर
	250

	मेघालय
	166

	मिजोरम
	53

	नागालैंड
	105

	ओडिशा
	5116

	पुदुच्चेरी
	42

	पंजाब
	2393

	राजस्थान
	7638

	सिक्किम
	100

	तमिलनाडु
	8827

	तेलंगाना
	4183

	त्रिपुरा
	323

	उत्तर प्रदेश
	21409

	उत्तराखंड
	1710

	पश्चिम बंगाल
	8530

	कुल
	126389

	स्रोतः बैंक
	


